भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
राज्‍य सभा
तारांकित प्रश्‍न सं. *57 
14 दिसम्‍बर, 2018 को उत्‍तरार्थ
विषय: प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का कार्यान्वयन
*57. श्री डी॰ राजाः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने किसानों की आय के संरक्षण के लिए ‘‘प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’’ (पीएम-एएएसएचए) आरंभ किया है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन का तौर-तरीका क्या है?


उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह)
(क) एवं (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।
पीएम-आशा के कार्यान्‍वयन से संबंधित 14 दिसंबर, 2018 को राज्‍य सभा में उत्‍तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्‍न सं. 57 के भाग (क) एवं (ख) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण । 
(क): जी हां । 
(ख): किसानों को उनके उत्‍पादों का लाभकारी मूल्‍य दिलाने के लिए भारत सरकार ने ‘प्रधानमंत्री अन्‍नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)’ नामक एक प्रमुख (अम्‍ब्रेला) स्‍कीम प्रारंभ की है।
पीएम-आशा के तहत कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्‍ल्‍यू), कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय दलहनों, तिलहनों और कोपरा की खरीद के लिए मूल्‍य समर्थन योजना (पीएसएस) का कार्यान्‍वयन करता है। 
तिलहनों के लिए डीएसीएंडएफडब्‍ल्‍यू भावांतर भुगतान स्‍कीम (पीडीपीएस) का भी कार्यान्‍वयन करता है। तथापि, राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के पास पूरे राज्‍य के लिए एक विशेष तिलहनी फसल के संबंध में दिए गए खरीद मौसम में पीएसएस अथवा पीडीपीएस को चुनने का विकल्‍प है। 
इसके अलावा, डीएसीएंडएफडब्‍ल्‍यू तिलहनों के लिए पायलट आधार पर निजी खरीद एवं स्‍टॉकिस्‍ट स्‍कीम (पीपीएसएस) का भी कार्यान्‍वयन करता है और राज्‍यों के पास निजी स्‍टॉकिस्‍ट की भागीदारी को शामिल करके जिले/जिले के चयनित एपीएमसी में पीपीएसएस के कार्यान्‍वयन का विकल्‍प है। 
इसके अतिरिक्‍त पीएम-आशा के तहत धान, गेहूं और मोटे अनाजों की खरीद खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा भारतीय खाद्य निगम के माध्‍यम से की जाती है। कॉटन एवं जूट की खरीद वस्‍त्र मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कॉटन कारपोरेशन आफ इंडिया एवं जूट कारपोरेशन आफ इंडिया के माध्‍यम से की जाती है। 
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग की स्‍कीमों अर्थात् पीएसएस, पीडीपीएस, पीपीएसएस और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (पीडीपीएफ) तथा वस्‍त्र मंत्रालय की वर्तमान स्‍कीमों के विवरण के साथ-साथ उनके कार्यान्‍वयन की पद्धति का विवरण इस प्रकार है- 
।.  पीएसएस: -  इस स्‍कीम का कार्यान्‍वयन संबंधित राज्‍य सरकारों के अनुरोध पर किया जाता है जो दलहनों, तिलहनों तथा कोपरा को मंडी शुल्‍क से छूट देने पर सहमति व्‍यक्‍त करते हैं तथा केन्‍द्रीय नोडल एजेंसी की गनी बैग, राज्‍य एजेंसियों के लिए कार्यकारी पूंजी, पीएसएस प्रचालनों के लिए रिवालविंग निधि के सृजन आदि संबंधी सहायता इस स्‍कीम के दिशा-निर्देशों की अपेक्षा के अनुसार करते हैं। इन उत्‍पादों की खरीद निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित अच्‍छी औसत गुणवत्‍ता (एफएक्‍यू) मानदंडों की पुष्‍टि होने पर केन्‍द्रीय नोडल एजेंसी द्वारा राज्‍य स्‍तर की एजेंसियों के माध्‍यम से जब कभी भी एमएसपी के नीचे बाजार कीमतें चली जाती हैं तो वैसी स्‍थिति में सरकार द्वारा घोषित न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर पूर्व पंजीकृत किसानों से सीधे खरीद की जाती है। मूल्‍य समर्थन स्‍कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्‍द्र सरकार द्वारा खरीद की समग्र मात्रा उस विशिष्‍ट मौसम में उत्‍पाद के वास्‍तविक उत्‍पादन के 25 प्रतिशत तक निर्धारित की जाती है। राज्‍य एवं संघ राज्‍य क्षेत्र उत्‍पादन के 25 प्रतिशत से अधिक मात्रा की खरीद कर सकते हैं। राज्‍य सरकार ये खरीद कार्य अपनी लागत पर अपनी एजेंसियों के माध्‍यम से कर सकती है। यदि राज्‍य सरकार, केन्‍द्रीय नोडल एजेंसी के माध्‍यम से 25 प्रतिशत से अधिक तथा 40 प्रतिशत तक उत्‍पादों की मात्रा खरीदना चाहती है तो राज्‍य सरकार को अपनी लागत पर उपरोक्‍त खरीदी गई मात्रा का उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्‍य कल्‍याणकारी स्‍कीमों के लिए करना होगा। 
।।. पीडीपीएस:- इस स्‍कीम में निर्धारित अच्‍छी औसत गुणवत्‍ता (एफएक्‍यू) मापदंडों के अनुरूप तिलहनों की अधिसूचित मंडी में निर्धारित अवधि के भीतर पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्‍यम से बिक्री करने पर पूर्व-पंजीकृत किसानों को न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य और बिक्री/ मॉडल कीमत के बीच के अंतर का सीधा भुगतान करने की योजना है। इसमें सभी प्रकार के भुगतान किसानों के बैंक एकाउंट में सीधे हस्‍तांतरित किए जाएंगे। इस स्‍कीम में सीधी खरीद नहीं की जाती है। पीडीपीएस के तहत किसानों को प्राप्‍त एमएसपी मूल्‍य के 25 प्रतिशत तक एमएसपी तथा बिक्री/मॉडल कीमत के बीच व्‍याप्‍त अंतर (2% प्रशासनिक लागत सहित) की पूरी क्षतिपूर्ति केन्‍द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। केन्‍द्र सरकार द्वारा सहायता उत्‍पादन के 25 प्रतिशत तक की मात्रा के लिए दी जाएगी। यदि कोई राज्‍य 25 प्रतिशत से अधिक मात्रा को कवर करना चाहता है तो इसे राज्‍य सरकारों के संसाधनों से वित्‍त पोषित करना होगा।       
।।।. पीपीएसएस:-  राज्‍यों के पास भारत सरकार को तिलहनों की खरीद के लिए एक प्रस्‍ताव भेजकर निजी खरीद स्‍टॉकिस्‍ट स्‍कीम को कार्यान्‍वित करने का विकल्‍प होगा। ऐसी खरीद एक चयनित निजी स्‍टॉकिस्‍ट की भागीदारी को शामिल करके जिले/ जिले के चयनित एपीएमसी में पायलट आधार पर पूर्व-पंजीकृत किसानों से की जाएगी। वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार निजी स्‍टॉकिस्‍ट को राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र की सरकार द्वारा पैनलबद्ध किया जाएगा। ऐसे निजी स्‍टॉकिस्‍ट को उस राज्‍य में उस विशेष जिंस के लिए पीडीपीएस/पीएसएस के तहत अधिसूचित खरीद अवधि के दौरान खरीदी गई मात्रा की बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी। निजी स्‍टॉकिस्‍ट, भंडारण एवं ढुलाई तथा उत्‍पादों के निपटान सहित सभी प्रकार की व्‍यवस्‍था (हैंडलिंग) के लिए पूर्णत: जिम्‍मेदार होंगे। अधिकतम पात्रता सेवा शुल्‍क वर्ष के लिए विचाराधीन फसल उत्‍पाद की अधिसूचित एमएसपी का 15 प्रतिशत होगा। ऐसा निजी स्‍टॉकिस्‍ट निर्धारित अच्‍छी औसत गुणवत्‍ता (एफएक्‍यू) को पूरा करने पर जिले/कृषि उत्‍पाद प्रबंधन समितियों (एपीएमसी) में उत्‍पादन के अधिकतम 25 प्रतिशत चुनिंदा तिलहनों की एमएसपी पर खरीद करेगा। 
IV. धान, गेहूं और मोटे अनाजों की खरीद के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) और कपास एवं पटसन की खरीद के लिए वस्‍त्र मंत्रालय की वर्तमान स्‍कीमें – 
पीएम-आशा के तहत केंद्र सरकार पूरे देश में धान एवं गेहूं के लिए भारतीय खाद्य निगम तथा राज्‍य एजेंसियों के माध्‍यम से मूल्‍य समर्थन प्रदान करती है। यह खरीद नीति खुली खरीद नीति है। इस नीति के तहत किसानों द्वारा निर्धारित समय में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप गेहूं एवं धान की जितनी भी मात्रा दी जाती है उसकी न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर खरीद भारतीय खाद्य निगम सहित राज्‍य सरकार की एजेंसियों द्वारा केंद्रीय पूल के लिए की जाती है। तथापि, यदि उत्‍पादकों/किसानों को एमएसपी की तुलना में बेहतर कीमत मिलती है तो वे खुले बाजार में अपने उत्‍पादों को बेचने के लिए स्‍वतंत्र हैं। 
इसके अतिरिक्‍त, भारतीय खाद्य निगम से परामर्श करके राज्‍य सरकारों द्वारा विभिन्‍न प्रकार के मोटे अनाजों की खरीद की जाती है ताकि संबंधित राज्‍य सरकारों द्वारा उसका उपयोग राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत तथा अन्‍य कल्‍याणकारी स्‍कीमों के तहत वितरण के लिए किया जाए है। 
(क) केंद्रीकृत खरीद प्रणाली: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) की केंद्रीकृत खरीद प्रणाली के तहत केंद्रीय पूल में खाद्यान्‍नों की खरीद भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीधे की जाती है या राज्‍य सरकार की एजेंसियों द्वारा की जाती है और वे भंडारण के लिए खाद्यान्‍नों के उक्‍त स्‍टाक को भारतीय खाद्य निगम को सौंपते हैं और उसके पश्‍चात उक्‍त स्‍टाकों को उन राज्‍यों में भारत सरकार के आबंटन के रूप में या अन्‍य राज्‍यों को अधिशेष स्‍टाक जारी करने के लिए किया जाता है। राज्‍य एजेंसियों द्वारा खाद्यान्‍नों की खरीद पर आई लागत का भारत सरकार द्वारा जारी मानदंडों के अनुसार भारतीय खाद्य निगत द्वारा जैसे-जैसे भारतीय खाद्य निगम को स्‍टाक प्रदान किए जाते हैं वैसे ही वह राज्‍य एजेंसियों को उनका भुगतान करता है।
विकेंद्रीयकृत खरीद प्रणाली
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली के तहत राज्‍य सरकार धान और गेहूं की स्‍वत: ही सीधे खरीद करती है। राज्‍य सरकारों द्वारा तथा राज्‍य एजेंसियों के माध्‍यम से अपनी आवश्‍यकता के अनुसार खरीद केंद्र खोले जाते हैं। राज्‍य सरकारें, एनएफएसए एवं अन्‍य कल्‍याणकारी स्‍कीमों के तहत खाद्यान्‍नों की खरीद, भंडारण एवं वितरण करती हैं। यदि इस प्रकार खरीदे गए गेहूं और चावल की कुल मात्रा एनएफएसए तथा अन्‍य स्‍कीमों की आवश्‍यकता की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले कुल आबंटनों की तुलना में कम पड़ जाती है तो ऐसी स्‍थिति में केंद्र सरकार, भारतीय खाद्य निगम के माध्‍यम से केंद्रीय पूल के स्‍टाक से कमी  की पूर्ति करती है। केंद्र सरकार, खरीद प्रचालनों पर राज्‍य सरकार द्वारा किए गए संपूर्ण व्‍यय का अनुमोदित लागत के अनुसार भुगतान करती है। इस स्‍कीम के तहत खरीदे गए खाद्यानों की गुणवत्‍ता की केंद्र सरकार जांच भी करती है तथा की गई व्‍यवस्‍था की समीक्षा करती है ताकि खरीद प्रचालनों का संचालन व्‍यवस्‍थित रूप से किया जा सके।
वस्‍त्र मंत्रालय द्वारा काटन कार्पोरेशन आफ इंडिया और जूट कार्पोरेशन आफ इंडिया के माध्‍यम से एमएसपी पर निर्धारित अवधि एवं मानदंडों को पूरा करने पर काटन और जूट की खरीद की जाती है। 
****
